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         राजस्थान कृषि* उपज बाजार अधि-षिनयम, 1961; -ारा 17 और 28 / राजस्थान कृषि* उपज बाजार
षिनयम, 1983: एक लाइसेंस प्राप्त कमीशन एजेंट द्वारा कृषि* उपज पर बाजार शुल्क के भुग�ान की चोरी के
खिDलाफ शिशकाय�-षिनचली अदाल� ने लाइसेंस-ारक को दो*ी पाया,  उसे �ीन महीने के खिलए सा-ारण
कारावास की सजा सुनाई और उसे शुल्क की चोरी की राशिश जमा करने का षिनदLश षिदया-अपीलीय अदाल�
ने सजा को कम कर�े हुए पुषिM की यू. पी. अधि-षिनयम से संबंधि-� षिनणNय के आ-ार पर जमा षिकए गए शुल्क
की वापसी का षिनदLश दे�े हुए उच्च न्यायालय द्वारा Dारिरज की गई दो*सिसधिR-अपील पर आयोसिज�ः उत्तर
प्रदेश अधि-षिनयम के प्राव-ान लागू नहीं हो�े हैं क्योंषिक वे अलग-अलग के्षत्रों में काम कर�े हैं और राजस्थान
अधि-षिनयम के प्राव-ानों के �ह� आने वाले मामले की सेवा में दबाव नहीं डाला जा सक�ा है-उच्च न्यायालय
दोनों अधि-षिनयमों की भा*ा में अं�र को नोषिटस करने में षिवफल रहा-न ही उसने राजस्थान के मामलों में
उत्तर प्रदेश मामले में षिनणNय को लागू करने का कोई कारण षिदया-इसखिलए, मामले को नए सिसरे से षिवचार के
खिलए उच्च न्यायालय को भेजा गया-उत्तर प्रदेश कृषि* उत्पादन मंडी अधि-षिनयम, 1964--ारा 17।
       कृषि* उत्पादन मंडी सषिमधि�, जो-पुर में उत्तरदा�ाओ ंमें से एक-लाइसेंस प्राप्त व्यापारिरयों और कमीशन
एजेंटों के रिरकॉडN के षिनरीक्षण पर यह पाया गया संबंधि-� अधि-कारिरयों द्वारा षिक प्रत्यथa राजस्थान कृषि* बाजार
षिनयमों के �ह� षिन-ाNरिर� घो*णा पत्र का उपयोग नहीं कर रहा था और उसके द्वारा शुल्क की कुछ राशिश की
चोरी देDी गई थी। क�Nव्य की वसूली के खिलए अधि-कारिरयों द्वारा उपयकु्त न्यायालय के समक्ष एक शिशकाय�
दायर की गई थी। ट्र ायल कोटN  ने प्रधि�वाषिदयों को बाजार शुल्क/शुल्क की चोरी के कशिथ� अपरा- का दो*ी
पाया और उन्हें �ीन महीने के खिलए सा-ारण कारावास की सजा सनुाई और शुल्क की चोरी की राशिश जमा
करने का आदेश षिदया। सजा को कम कर�े हुए अपीलीय अदाल� ने आदेश की पुषिM की। दसूरी अपील पर,
उच्च न्यायालय ने दो*सिसधिR को Dारिरज कर षिदया और अधि-कारिरयों को यह मान�े हुए शुल्क की बरामद राशिश
को वापस करने का षिनदLश षिदया षिक बाजार शुल्क का भुग�ान करने का दाधियत्व Dरीदार पर है न षिक
लाइसेंस-ारी पर। अ�ः व�Nमान अपील और संबंधि-� अपील।
            अपीलाथa के खिलए यह �कN  षिदया गया था-यह ब�ाएँ षिक व्यापारिरयों का दाधियत्व और एजेंटों को
राजस्थान अधि-षिनयम में स्पM रूप से षिन-ाNरिर� षिकया गया है; षिक यू. पी. अधि-षिनयम के �ह� प्राव-ान अलग
हैं और इस �रह व�Nमान मामले के �थ्यों और परिरस्थिस्थधि�यों पर लागू नहीं हो�े हैं जो के प्राव-ानों के �ह�
शाषिमल थे  राजस्थान अधि-षिनयम।
     अपीलों को अनुमधि� दे�े हुए, न्यायालय ने अशिभषिन-ाNरिर� षिकया षिक 
1.1 .  राजस्थान कृषि* उपज बाजार अधि-षिनयम और यू.  पी.  कृषि* उत्पादन मंडी अधि-षिनयम के बीच एक
बुषिनयादी अं�र है षिक जहाँ �क बाजार शुल्क लगाने का संबं- है, यू. पी. अधि-षिनयम में Dरीदार पर दाधियत्व
�य करने का एक षिवशिशM संदभN ह ैऔर राजस्थान अधि-षिनयम देय�ा लाइसेंस-ारी पर ह।ै [ 503 - एफ]
1.2 . उच्च न्यायालय ने दोनों के बीच प्रासंषिगक अं�र पर ध्यान नहीं षिदया राजस्थान अधि-षिनयम की -ारा 17
बनाम उत्तर प्रदेश अधि-षिनयम की -ारा 17। कृषि* उत्पादन मंडी सषिमधि�, हल्द्वानी और अन्य के मामले में �कN
लागू षिकया गया। जहाँ �क राजस्थान के मामलों का संबं- ह,ै  उन्हें सेवा में  नहीं लगाया जा सक�ा ह,ै
क्योंषिक कानूनी स्थिस्थधि� अलग ह।ै हालाँषिक, उच्च न्यायालय ने षिवशिभन्न प्राव-ानों की �ुलना षिकए षिबना कोई
कारण नहीं ब�ाया है षिक उसने क्यों सोचा षिक उत्तर प्रदेश का मामला व�Nमान अपीलों पर लागू था। एकमात्र
इस आ-ार पर षिक उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश अधि-षिनयम और राजस्थान अधि-षिनयम की भा*ा में अं�र को
नोषिटस करने में षिवफल रहा, मामलों को उच्च न्यायालय को पे्रषि*� करने की आवश्यक�ा ह।ै इसखिलए, मामलों



को नए सिसरे से षिवचार के खिलए उच्च न्यायालय को भेजा जा�ा ह।ै यह स्पM षिकया जा�ा है षिक मामले की
योग्य�ा पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई ह।ै [ 504 - सी-ई]
            कृषि* उत्पादन मंडी सषिमधि�, हल्द्वानी और अन्य वी. इधंिडयन वूड प्रोडक्ट्स खिलषिमटेड और अन्य
[ 1996 ] 3 एससीसी 321, असहम�।
            आपराधि-क अपील न्यायषिनणNयः आपराधि-क अपील सं. 667/1999 
          राजस्थान उच्च न्यायालय के 13.1.98 षिदनांषिक� षिनणNय और आदेश से S.B.Crl में 1995 का आर.
पी. स.ं 387
             अपीलाथa की ओर से सुश्री म-ुरिरमा �ाधि�या और इदं्रा मकवाना,  माननीय अधि-वक्तागण
उत्तरदा�ाओं के खिलए श्री मनी* सिंसघवी,  सौरभ अजय,  पी.  वी.  योगेश्वरन,  आर.  के.  गुप्ता,  के.  के.  गुप्ता,
सुशील के. जैन, ए. पी. -मीजा, एच. डी. थानवी, सारद सिंसघाषिनया, एल. पी. सिंसह, पनुी� जैन और श्रीम�ी
प्रधि�भा जैन माननीय अधि-वक्तागण।  
            न्यायालय का षिनणNय  न्यायमूर्ति� अरिरजी� पसाय� ने षिदया इन दोनों अपीलों में समान मुदे्द शाषिमल
हैं और 2002 की आपराधि-क अपील सं. 435 उस षिनणNय पर आ-ारिर� थी जो है -   सी. आर. एल. में
चुनौ�ी का षिव*य। 1999 का ए. स.ं 667। 
        जहाँ �क 1999 के Crl.A. संख्या 667 का संबं- ह,ै पृष्ठभूषिम के �थ्य इस प्रकार हैं -
  इस प्रकार हःै
        प्रत्यथa ने व्यापारी और कमीशन के रूप में लाइसेंस संख्या 55 प्राप्त षिकया था।
  कृषि* उपज मंडी सषिमधि�, जो-पुर से एजेंट 'ए' वगN (इसके बाद)
  'सषिमधि�' के रूप में संदर्भिभ�)। उत्तरदा�ाओ ंके 16.12.1989 रिरकॉडN पर थे
  षिनरीक्षण षिकया गया। यह पाया गया षिक जारी षिकए गए घो*णा पत्र श�� में नहीं थे
  राजस्थान कृषि* उपज बाजार अधि-षिनयम, 1961 (संके्षप में 'अधि-षिनयम')
  और राजस्थान कृषि* उपज बाजार षिनयम, 1963 (संके्षप में
  ' षिनयम ') क्योंषिक उनमें वास्�षिवक षिववरण और चोरी का Dलुासा नहीं था
  9.1.1990 उत्तरदा�ाओं पर उपरोक्त राशिश जमा करने के खिलए, जब पहले नोषिटस का कोई जवाब नहीं
आया �ो 11.4.1990 को  एक और नोषिटस षिदया गया 
  चंूषिक दसूरे नोषिटस का भी कोई जवाब नहीं आया था, इसखिलए शिशकाय� वाद संख्या-   115/ 1990
षिदनांक 16.6.1990  को समक्ष अदाल� के समक्ष  अधि-षिनयम की -ारा 17 की आवश्यक�ाओ ंका पालन न
करने का अपरा-, सिजससे अधि-षिनयम की -ारा 28 के �ह� कारNवाई की जा सके षिकया गया। माननीय अवर
मुख्य न्याधियक मसिजस्ट्र ेट संख्या  3  जो-पुर में मामले की सुनवाई की और पाया षिक प्रधि�वाषिदयों को मंडी
शुल्क की चोरी के कशिथ� अपरा- का दो*ी ठहराया गया और सजा सुनाई गई  उत्तरदा�ा नं. 1 �ीन महीने
के खिलए सा-ारण कारावास और 1,000 रुपये का जुमाNना षिनधि�� अवधि- के खिलए लगाया गया।  प्रत्यर्भिथयों को
Rs.87,639.90 की चोरी की गई राशिश अदाल� में जमा करने के खिलए षिनदLश षिदया गया। 
  उत्तरदा�ाओ ंने कशिथ� षिनणNय के षिवरूR षिवधि-क वै-�ा पर प्रश्न उठा�े हुए Crl. Appl. संख्या-46/1995
दायर षिकया। अपील की सनुवाई षिवशे* न्याया-ीश, एससी/एसटी अधि-षिनयम मामले, जो-पुर द्वारा की गई
और उसका षिनपटारा षिकया गया। अपील में केवल राजस्थान राज्य को एक पक्ष के रूप में शाषिमल षिकया गया
था न षिक सषिमधि� को। हालाँषिक अपीलीय अदाल� को कोई गुण नहीं षिमला और उसी को Dारिरज कर षिदया।
हालाँषिक,  सजा थी अदाल� के उठने �क कारावास में घटा षिदया गया। प्रधि�वाषिदयों ने एस.  बी.  के समक्ष
आपराधि-क पुनरीक्षण याधिचका  संख्या  387/1995  दाखिDल कर षिनम्न न्यायालय के  अशुR�ा  पर  प्रश्न
उठाया। उच्च न्यायालय ने याधिचका को स्वीकार कर खिलया और नीचे की अदाल�ों द्वारा दजN की गई दो*सिसधिR
को दरषिकनार कर षिदया, और आदेश षिदया षिदनांक 13.1.1998 के षिनणNय द्वारा बरामद राशिश की वापसी करें।
पूरा आ-ार  फैसला कृषि* उत्पादन में अदाल� के फैसले के इदN-षिगदN  घूम�ा ह।ै  - मंडी सषिमधि�, हल्द्वानी
और अन्य वी. इधंिडयन वुड प्रोडक्ट्स खिलषिमटेड और एन. आर. [ 1996 ] 3 एस. सी. सी. 321 (1996) 2
सुप्रीम  726। उच्च न्यायालय द्वारा यह अशिभषिन-ाNरिर� षिकया गया था षिक कशिथ� रूप से इस न्यायालय के



षिनणNय के बाद बाजार शुल्क का भुग�ान करने का दाधियत्व Dरीदार का था और व�Nमान उत्तरदा�ाओ ंका
बाजार शुल्क का भुग�ान करने का कोई दाधियत्व नहीं था।
         संबंधि-� अपील में उच्च न्यायालय का उक्त षिनणNय था  उत्तरदा�ाओ ंद्वारा दायर एक याधिचका में इसका
पालन षिकया गया।
        अपीलों के समथNन में, अपीलाथa के खिलए षिवद्वान वकील-राज्य और सषिमधि� ने बहस षिकया षिक यू. पी.
कृषि* उत्पादन मंडी अधि-षिनयम, 1964 (इसके बाद 'यू. पी. अधि-षिनयम' के रूप में संदर्भिभ�) के �ह� प्राव-ान
अलग थे। राजस्थान अधि-षिनयम में ही व्यापारिरयों पर दाधियत्व स्पM रूप से षिन-ाNरिर� षिकया गया ह।ै यू.  पी.
अधि-षिनयम के �ह� स्थिस्थधि� अलग थी इसखिलए षिवशिशM षिवशे*�ाओ ंपर षिवचार षिकए षिबना षिनणNय पर भरोसा
नहीं षिकया जाना चाषिहए था।
         उत्तर में उत्तरदा�ाओ ंके खिलए षिवद्वान वकील ने बहस षिकया षिक कृषि* उत्पादन के मामले (ऊपर) में
षिनणNय स्पM रूप से लागू था। प्राव-ान समान हैं और इसखिलए उच्च न्यायालय ने उक्त षिनणNय पर भरोसा करना
उधिच� ठहराया।
        प्रधि�द्वंद्वी की प्रस्�ुधि� की सराहना करने के खिलए संबंधि-� प्राव-ान दो अधि-षिनयमों में से राजस्थान
अधि-षिनयम और उत्तर प्रदेश अधि-षिनयम पर ध्यान देने की आवश्यक�ा ह।ै
         जहाँ �क यू. पी. अधि-षिनयम का संबं- ह,ै -ारा 17 इस प्रकार हःै
        " सषिमधि� की शषिक्तयाँ-एक सषिमधि�, इन उदे्दश्यों के खिलए इस अधि-षिनयम की शषिक्त ह ै-
         (i) श�� और ऐसे प्रधि�बं-ों के अ-ीन जो षिन-ाNरिर� षिकए जाएं, या,  इसखिलए कारणों को दजN करने के
बाद, ऐसा कोई भी  लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण करने से इनकार कर दें।
         (ii) इस अधि-षिनयम के �ह� जारी या नवीनीकृ� लाइसेंसों को षिनलंषिब� या रद्द करनाः
          बश�L षिक लाइसेंस रद्द करने से पहले के आ-ार को छोड़कर सिजसमें -ारा 37 के �ह� सजा हो
सक�ी ह ैप्रस्�ाषिव� कारNवाई के खिDलाफ कारण ब�ाने का सषिमधि� उसे उधिच� अवसर देगी। 
          (iii) उद्ग्रहण और संग्रह -
(क)  ऐसी फीस जो लाइसेंस जारी  करने या  नवीनीकरण के  खिलए षिन-ाNरिर� की जा  सक�ी है;  सव�च्च
न्यायालय रिरपोटN  [2004] पूरक 5 एस सी आर।
 और      
 ( D) बाजार शुल्क जो षिबक्री के लेन-देन पर देय होगा  बाजार के्षत्र में ऐसी दरों पर षिनर्दिदM कृषि* उपज, एक
प्रधि�श� से कम और ढाई से अधि-क नहीं  इस प्रकार बेचे जाने वाले कृषि* उत्पादों की कीम� का प्रधि�श� जो
राज्य सरकार अधि-सूचना द्वारा षिनर्दिदM करे, और षिवकास उपकर जो षिबक्री के ऐसे लेन-देन पर आ-े की दर
से देय होगा।  इस प्रकार बेचे  गए कृषि* उत्पाद की कीम� का प्रधि�श�,  और शुल्क या षिवकास उपकर
षिनम्नखिलखिD� �रीके से प्राप्त षिकया जाएगाः
   (1) यषिद उपज को कमीशन एजेंट के माध्यम से बेचा जा�ा ह,ै �ो Dरीद से उपकर और उसी का भुग�ान
करने के खिलए  सषिमधि� को उत्तरदायी होगा ;
   (2) यषिद कोई व्यापारी सी-े उत्पादक से उपज Dरीद�ा है, �ो व्यापारी बाजार शुल्क और षिवकास उपकर
का भुग�ान सषिमधि� के खिलए करने के खिलए उत्तरदायी होगा।;
   (3) यषिद उत्पाद षिकसी अन्य व्यापारी से षिकसी व्यापारी द्वारा Dरीदा जा�ा है,  �ो उत्पाद बेचने वाला
व्यापारी इसे Dरीदार से प्राप्त कर सक�ा है और सषिमधि� को बाजार शुल्क और षिवकास उपकर का भुग�ान
करने के खिलए उत्तरदायी होगा;
  बश�L षिक षिकसी भी न्यायालय के षिकसी षिनणNय, धिडक्री या आदेश में इसके षिवपरी� कुछ भी षिनषिह� होने के
बावजूद, उपज बेचने वाला व्यापारी उत्तरदायी होगा और हमेशा 12 जून, 1973 से सषिमधि� को बाजार शुल्क
का भुग�ान करने के खिलए उत्तरदायी समझा जाएगा और इस आ-ार पर ऐसे दाधियत्व से मुक्त नहीं होगा षिक
उसने  Dरीदार से इसका एहसास नहीं हुआ;
  बश�L षिक उपज बेचने वाला व्यापारी जमीनी स्�र पर षिवकास उपकर का भुग�ान करने के दाधियत्व से मुक्त
नहीं होगा। षिक उसे Dरीदार से इसका एहसास नहीं हुआ ह;ै



   (4) ऐसी उपज की षिबक्री के षिकसी अन्य मामले में, Dरीदार सषिमधि� को बाजार शुल्क और षिवकास उपकर
का भुग�ान करने के खिलए उत्तरदायी होगा।
राजस्थान अधि-षिनयम और षिनयमों में -ारा 17 और षिनयम 59 प्रासंषिगक हैं। इस प्रकार पषि�एः
  " -ारा 17-बाजार शुल्क एकत्र करने की शषिक्तः बाजार सषिमधि� कृषि* पर षिन-ाNरिर� �रीके से लाइसेंस-ारिरयों
से शुल्क एकत्र करगेा।
       उनके द्वारा बाजार के्षत्र में लाई गई या बेची गई उपज ऐसी दर पर जो हो सके राज्य सरकार द्वारा
आधि-कारिरक राजपत्र में अधि-सूचना द्वारा षिनर्दिदM षिकया जाए, अधि-क�म 2 रुपये प्रधि� सौ रुपये के मूल्य के
अ-ीन                                                                                                कृषि* उपज।
      षिनयम 59-उपकर और शुल्क की वसूलीः ( 1 ) कृषि* पर उपकर   जैसे ही इसे लाया और बेचा जा�ा
ह,ै  उत्पाद का भगु�ान षिकया जाएगा।    बाजार के्षत्र जैसा षिक उपषिनयमों में षिनर्दिदM षिकया जा सक�ा ह।ै
(2) बाजार शुल्क का भुग�ान 'Dरीदार' द्वारा षिनम्नखिलखिD� षिनयमों से षिकया जाएगा �रीका-
         (1) यषिद षिनर्दिदM कृषि* उपज को "ए" के माध्यम से बेचा जा�ा ह।ै वगN दलाल "ए" वगN दलाल Dरीदार
से बाजार शुल्क लेगा। और उसी के अनुसार बाजार सषिमधि� के पास जमा करें  उप-कानूनों में  षिनर्दिदM
प्रषिक्रया।
          (ii) यषिद षिनर्दिदM कृषि* उपज एक के माध्यम से नहीं बेची जा�ी ह।ै  " एक वगN  दलाल, षिवके्र�ा
Dरीदार से बाजार शुल्क लेगा। और इसे बाजार सषिमधि� के पास षिनर्दिदM �रीके से जमा करें। बाय में-काननू।
        (iii) यषिद षिवके्र�ा लाइसेंस-ारी नहीं है, �ो बाजार शुल्क होगा -  के्र�ा द्वारा उपषिनयमों में षिनर्दिदM
�रीके से जमा षिकया गया। 
         व्याख्याः 'Dरीदार' शब्द का अथN  है और इसमें एक व्यषिक्त भी शाषिमल ह।ै सिजसने एक व्यापारी या
दलाल या षिकसी अन्य प्रचालक के रूप में लाइसेंस प्राप्त षिकया हो बाजार के्षत्र में कृषि* उपज की Dरीद के
खिलए। राजस्थान अधि-षिनयम और उत्तर प्रदेश अधि-षिनयम के बीच एक बुषिनयादी अं�र ह।ै
       जहां �क बाजार शुल्क लगाने का संबं- है, अधि-षिनयम बनाएँ। उत्तर प्रदेश अधि-षिनयम में Dरीदार पर
देय�ा �य करने का एक षिवशिशM संदभN ह ैऔर राजस्थान अधि-षिनयम में देय�ा लाइसेंस-ारी पर ह।ै
          अधि-षिनयम की -ारा 14 बाजार सषिमधि� की जारी करने की शषिक्त से संबंधि-� ह।ै लाइसेंस। इसमें
अन्य बा�ों के साथ-साथ यह प्राव-ान षिकया गया ह ैषिक बाजार सषिमधि� षिनयमों और उप-काननूों के अनुसार
व्यापारिरयों, दलालों, भारोत्तोलकों को लाइसेंस जारी और नवीनीकरण कर सक�ी ह।ै मापने वाले, सवLक्षक,
गोदाम माखिलक और अन्य व्यषिक्त "। -ारा 17 सौदे बाजार शुल्क एकत्र करने की शषिक्त के साथ। यह शुल्क
बाजार के्षत्र में लाइसेंस-ारिरयों द्वारा लाए गए या बेचे गए कृषि* उत्पादों पर लगाया जा�ा ह।ै बाजार सषिमधि� के
पास लाइसेंस-ारिरयों से बाजार शुल्क एकत्र करने की शषिक्त ह।ै यह �थ्यात्मक रूप से षिन-ाNरिर� षिकया जाना
चाषिहए षिक लाइसेंस-ारी  "कृषि* उपज" लाया या बेचा  (जैसा षिक परिरभाषि*� षिकया गया है)।  'बाजार के्षत्र'  में
-ारा 2 (1) (i) में (जैसा षिक -ारा 2 (1) (viii) में परिरभाषि*� षिकया गया है अथाN� कोई भी -ारा 4) के
�ह� बाजार के्षत्र घोषि*� षिकया गया। लाइसेंस-ारक से बाजार शुल्क का संग्रह षिन-ाNरिर� �रीके से होना
चाषिहए। -ारा 2 (1) (xii) के अनुसार षिन-ाNरिर� का अथN -ारा 36 के �ह� षिनयमों द्वारा षिन-ाNरिर� ह।ै -ारा
17 को प�ने से स्थिस्थधि� स्पM हो जा�ी है षिक बाजार शुल्क का भुग�ान करने का दाधियत्व लाइसेंस-ारी का है
और संग्रह षिन-ाNरिर� �रीके से होना चाषिहए। इसमें कोई संदेह नहीं हो सक�ा षिक कौन भगु�ान करने के खिलए
उत्तरदायी ह।ै
        उच्च न्यायालय द्वारा मूल भेद को नजरअंदाज कर षिदया गया ह।ै अं�र शब्दावलीग� है अथाN� उत्तर
प्रदेश अधि-षिनयम में 'Dरीदार' और राजस्थान अधि-षिनयम में 'लाइसेंस-ारी' पूरी �रह से अलग-अलग के्षत्रों में
काम कर�े हैं।
           दभुाNग्य से उच्च न्यायालय ने प्रासंषिगक अं�र पर ध्यान नहीं षिदया  राजस्थान अधि-षिनयम की -ारा
17 और उत्तर प्रदेश अधि-षिनयम की -ारा 17 के बीच। जहां �क राजस्थान के मामलों का संबं- है, उत्तर
प्रदेश के मामले में लागू �कN  यानी कृषि* उत्पादन के मामले (उपरोक्त) को लागू नहीं षिकया जा सक�ा है,
क्योंषिक काननूी स्थिस्थधि� अलग ह।ै दभुाNग्य से, उच्च न्यायालय ने षिवशिभन्न प्राव-ानों की �ुलना षिकए षिबना कोई



कारण नहीं ब�ाया षिक उसने क्यों सोचा षिक उत्तर प्रदेश का मामला व�Nमान अपीलों पर लागू था। यद्यषिप
उत्तरदा�ाओं के षिवद्वान वकील ने प्रस्�ु� षिकया षिक गहन षिवश्ले*ण षिकया गया है और इसखिलए आगे षिकसी
षिवश्ले*ण की  आवश्यक�ा  नहीं  है,  केवल इस आ-ार  पर  षिक उच्च न्यायालय यू.  पी.  अधि-षिनयम और
अधि-षिनयम की भा*ा में अं�र को नोषिटस करने में षिवफल रहा, इस मामले को उच्च न्यायालय को पे्रषि*� करने
की आवश्यक�ा ह।ै इसखिलए, हम उच्च न्यायालय के षिववाषिद� षिनणNयों को दरषिकनार कर�े हैं और मामले को
नए सिसरे से षिवचार के खिलए भेज�े हैं क्योंषिक दोनों मामलों में अथाN�् 1999 की आपराधि-क अपील 667 और
435/2002  की कानूनी स्थिस्थधि� समान ह।ै उच्च न्यायालय द्वारा �थ्यात्मक स्थिस्थधि� की जांच की जानी
चाषिहए। हम यह स्पM कर�े हैं षिक हमने मामले की योग्य�ा पर कोई राय व्यक्त नहीं की ह।ै
            अपीलों की अनुमधि� ह।ै
                                                                                          अपीलों की अनुमधि� दी गई।
  एसकेएस.

मु0 अब्दलु नसीर


